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1. 


सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक - 2 6 2 4 , दिनांक15 जुलाई, 2015 


दिनांक 


2 . कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची का पत्रांक- 72 5 8 , 
12 अगस्त , 2 0 15 एवं पत्रांक - 79 6 2 , दिनांक 01 सितम्बर, 2015 


___ संख्या- 5। आरोप-1-4 6/ 2 0 15 का . 113 8 .. श्री शेखर जमुआर, झा0 प्र0 से0 ( कोटि क्रमांक-6 8 2/ 0 3, 
गृह जिला. पटना), उप सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध अनुमंडल 
पदाधिकारी, राँची - सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, राँची के पद पर कार्यावधि से 
संबंधित सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक -2 6 2 4 , दिनांक 15 जुलाई, 
. 2 0 15 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप प्रतिवेदित है । प्रपत्र- क में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं. . 


आरोप संख्या- 1. झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची द्वारा वर्ष 2012 में जिन दुकान / गोदामों का 
आवंटन किया गया, वह पूर्णतः नियम विरूद्ध था , क्योंकि सर्वप्रथम दुकान आवंटन से संबंधित आवेदन 
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पत्र प्राप्त करने हेतु पर्षद् को पारदर्शिता बरतते हुए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन सूचना प्रकाशित 
करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया । इसके अलावा खुले बाजार से दुकान आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन 
पत्रों के लिए तिथिवार कोई पंजी संधारित नहीं था । आवंटन समिति की जिस बैठक द्वारा दुकान आवंटित 
किये जाने का निर्णय लिया गया, उसके आप सदस्य थे। अतएव समिति द्वारा लिये गये गलत निर्णय के 
लिए आप भी जिम्मेवार हैं । 


आरोप संख्या-2 . आवंटन उपसमिति द्वारा वर्ष 2012 में खुले बाजार से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर 
दुकान | गोदाम आवंटन के बदले भू- खण्ड आवंटित कर दिया गया । व्यापारियों को भू- खण्ड आवंटन करना 
पूर्णतः नियम विरूद्ध है। आवंटन समिति की जिस बैठक द्वारा दुकान आवंटित किये जाने का निर्णय 
लिया गया, उसके आप सदस्य थे। अतएव समिति द्वारा लिये गये गलत निर्णय के लिए आप भी 
जिम्मेवार हैं । 


आरोप संख्या- 3 . आवंटन समिति द्वारा कौन - सा दुकान | गोदाम संख्या किस अनुज्ञप्तिधारी/ व्यापारी को 
आवंटित किया गया , इसकी विस्तृत विवरणी उक्त आवंटन समिति की कार्यवाही में उल्लेखित नहीं है , 
जब कि नियमानुसार जितने दुकानों/ गोदामों का आवंटन किया जाना था , उसकी नम्बरिंग की जानी 
चाहिए थी, जो कि नहीं की गई । आवंटन समिति की जिस बैठक द्वारा दुकान आवंटित किए जाने का 
निर्णय लिया गया, उसके आप सदस्य थे। अतएव समिति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए आप भी 
जिम्मेवार हैं । 


आरोप संख्या-4 . झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के कार्यालय आदेश सं0 - 17 , 
दिनांक 21 जनवरी, 2015 के द्वारा गठित जाँच दल ने जाँच के क्रम में पाया कि मे0 अजय ट्रेडर्स दुकान 
सं0 - के0 26, मे0 गुप्ता ट्रेडर्स दुकान सं0 - 3 6 ( मे0 गुप्ता ट्रेडर्स दुकान सं0 -36 पर पूर्व से आवंटित दुकान 
का किराया 32,12 8.00 रू0 भी बकाया था ) एवं मे0 खेतान टेडर्स दुकान सं0 -25 4 को पूर्व से 
दुकान | गोदाम आवंटित होने के बावजूद भी तथ्यों को छुपाकर पुनः दुकान| गोदाम आवंटित किया गया , 
जो पूर्णतः नियम विरूद्ध था । आवंटन समिति की जिस बैठक द्वारा दुकान आवंटित किये जाने का निर्णय 
लिया गया , उसके आप सदस्य थे। अतएव समिति द्वारा लिये गये निर्णय के लिए आप भी जिम्मेवार है। 


__ उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक -72 5 8 , दिनांक 12 अगस्त , 20 15 द्वारा श्री जमुआर से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी है एवं पत्रांक- 79 6 2 , दिनांक 01 सितम्बर, 2 0 15 द्वारा इन्हें स्मारित भी 
किया गया है, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 31 .0 8.2 0 15 समर्पित किया गया है । 
श्री जमुआर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया गया : . 
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आरोप सं0 - 1. श्री जमुआर का कहना है कि आरोप पत्र आवंटन उपसमिति द्वारा दिनांक 
28 जुलाई , 20 12 , 13 अगस्त, 2 0 12 एवं 21 अगस्त , .2 0 12 को आहूत बैठकों में दुकान| गोदाम के 

आवंटन के संबंध में लिये गये निर्णय में अनियमितता बरतने से संबंधित है । परन्तु दिनांक 28 जुलाई , 
2 0 12 एवं दिनांक 21 अगस्त, 2 0 12 को आहूत आवंटन उपसमिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। वे 
मात्र दिनांक 13 अगस्त , 2 0 12 को आहूत बैठक में ही उपस्थित हुए थे। यह बैठक दिनांक 28 जुलाई, 
2 0 12 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आहूत की गयी थी । इसलिए आवेदन पत्र प्राप्त 
करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन, प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजीबद्ध करने आदि से संबंधित बिन्दुओं पर इस 
बैठक में कोई चर्चा नहीं की गयी थी । 


इनका यह भी कहना है कि दुकान | गोदाम आवंटन संबंधी किसी भी नियम/ प्रक्रिया 
निर्धारण की सूचना उन्हें बैठक के पूर्व अथवा बैठक के दौरान नहीं दी गयी थी । विपणन पर्षद् के पत्रांक 
971, दिनांक 18 मई, 20 12 के तहत् इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि दुकान/ गोदाम आवंटन प्रक्रिया 
से संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत नहीं होने के कारण आए दिन आवेदकों द्वारा आवंटन की प्रक्रिया के संबंध 
में पूछताछ की जाती रही है । अतः दुकान | गोदाम आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र एवं दिशा- निर्देश दिए गए । 
सभी पणन सचिव को संबोधित एवं पर्षद् मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ पत्र इन्हें ( अनुमंडल 
पदाधिकारी ) संबोधित नहीं थी एवं ऐसे किसी दिशा-निर्देश के संबंध में ये पूर्णतः अनभिज्ञ थे। 


आरोप सं0 - 2. श्री जमुआर का कहना है कि पर्षद् के प्रबंध निदेशक द्वारा कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग को प्रेषित पत्र में उक्त विषय के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया गया है कि निर्माण कार्य 
की गुणवत्ता संतोषजनक हो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2 0 0 6- 07 से ही विपणन पर्षद् द्वारा 
निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेशों की शर्त सं0 - 0 3 में उल्लेखित है कि 


दुकानों/ गोदामों का निर्माण आवंटी द्वारा स्वयं कार्यपालक अभियंता की देखरेख में कराया जायेगा । 
उपरोक्त शर्त के अनुरूप बाजार समिति द्वारा चयनित स्थल पर दुकान निर्माण हेतु 


प्रक्रिया पूर्ण की जाती है ताकि यथानिर्दिष्ट स्थल पर प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश की शर्त के अनुरूप संबंधित 
आवंटी द्वारा ही निर्माण कराया जा सके । दूसरी ओर पूर्व की बैठक ( 28 . 07.20 12 ) की कार्यवाही 
अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बैठक में पणन सचिव द्वारा भी यह बताया गया कि विपणन पर्षद , राँची 
द्वारा समय- समय पर बाजार प्रांगण, पंडरा में आवंटी से दुकान निर्माण कराने हेतु कार्यादेश निर्गत किया 
गया है। अतः राज्य स्तरीय विपणन पर्षद के स्तर से तत्संबंधित प्रक्रियात्मक नीतिगत बिन्दु पर वर्ष 
2 0 0 6- 07 से लिए गए निर्णय कार्यालय आदेश के संबंध में कहीं भी इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है । 
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आरोप सं0 -3 . श्री जमुआर का कहना है कि दिनांक 13 अगस्त, 2 0 12 की बैठक , जिसमें इनके द्वारा 
भाग लिया गया था , उसकी कार्यवाही देखने से स्पष्ट होता है कि प्राप्त आवेदन के अनुसार सभी 
अनुज्ञप्तिधारी/ व्यापारियों को दुकान संख्या के साथ तथा यथानिर्दिष्ट स्थान ( जैसे टर्मिनल मार्केट यार्ड 
पंडरा निर्माणाधीन दुकान गोदाम हेतु इत्यादि ) आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया । बैठक 
कार्यवाही से यह भी स्पष्ट है कि आवंटियों को आवंटित गोदाम| दुकान , दुकान निर्माण हेतु आवंटित भू . 
खण्ड का स्पष्ट विवरण अंकित है, जिसकी पुष्टि निम्नवत् आवंटन विवरणी से होती है: 


गोदाम निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या- 41 


अस्वीकृत. 


स्वीकृत 


इसमें से 16 व्यापारियों को निर्गत दुकान एवं 15 को प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के आलोक 
में आवंटियों द्वारा गोदाम ( विशेष स्थान पर ) निर्माण कराने हेतु आवंटित किये गये । विगत बैठक 
( 2 8 जुलाई , .2 0 12 ) में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्ष 2 0 0 5 से लंबित 04 कृषकों के आवेदन पत्र 
के आलोक में समिति द्वारा चारों दुकानों का आवंटन क्रमशः उनके बीच किए जाने का निर्णय लिया 
गया। तत्पश्चात् आवंटन आदेश दुकान संख्या के साथ निर्गत किए गए । इसी प्रकार पूर्व की बैठक में 
लिए गए प्रस्ताव के आलोक में चाय- नाश्ता दुकान के लिए प्राप्त सभी 0 8 आवेदकों को पूर्व से निर्मित 
दुकान अथवा यथानिर्दिष्ट स्थान विशेष आवंटित किए गए। अतः स्पष्टतः उपरोक्त आवंटन प्रक्रिया में 
किसी भी प्रकार का Vagueness ( दुकान संख्या/ यथानिर्दिष्ट स्थान विशेष ) इस बैठक में निर्णय से 
परिलक्षित नहीं होता है। इस संबंध में पर्षदीय पत्रांक -2 0 8 8, दिनांक 05 अगस्त, 20 14 द्वारा इस बात 
की पुष्टि भी की गयी है कि दुकान| गोदाम आवंटन के पश्चात् न तो आवंटी द्वारा और न ही उनके द्वारा 
जिन्हें दुकान | गोदाम आवंटित नहीं हो सका है, से किसी प्रकार की शिकायत पर्षद् को मिला है। जहाँ 


तक आवंटित दुकानों के नम्बरिंग का प्रश्न है, समिति के स्तर से निर्गत सभी आवंटन पत्रों पर 
दुकान/ गोदाम संख्या अंकित रहता है। पंडरा बाजार समिति प्रांगण स्थित निर्माणाधीन एवं निर्मित 
दुकानों की नम्बरिंग कराए जाने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी, कार्यपालक अभियंता अथवा पणन सचिव 
का है । 


आरोप सं0 -4 . दिनांक 13 . 0 8 .2 0 12 को सम्पन्न आवंटन उपसमिति की बैठक की कार्यवाही संकल्प 
सं0 -(2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वैसे आवेदक जिन्हें पूर्व से गोदाम / दुकान 
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आवंटित है, को पुनः आवंटित नहीं करने का निर्णय लिया गया था । मे0 महेश इडिबल आयल गोदाम 
सं0 - 14 सी0 एवं 3 मे0 सती ऐजेन्सी दुकान सं0 -8 1 को पूर्व से दुकान आवंटित होने के कारण पुनः 
दुकान | गोदाम आवंटित नहीं किया गया , किन्तु लिए गये निर्णय के बाद भी मे0 अजय ट्रेडर्स दुकान 
सं0 - के0 26 , मे0 गुप्ता ट्रेडर्स दुकान सं0 - 36 ( मे0 गुप्ता ट्रेडर्स दुकान सं0 - 3 6 पर पूर्व से आवंटित दुकान 
का किराया 32, 128 .00 रू0 भी बकाया था ) एवं मे0 खेतान ट्रेडर्स दुकान सं0 - 25 4 को पूर्व से 
दुकान/ गोदाम आवंटित होने के बावजूद तथ्यों को छुपाकर पुनः दुकान/ गोदाम आवंटन किए जाने का 
आरोप जाँच समिति ने लगाया है । इसके संबंध में इनका कहना है कि दिनांक 13 अगस्त , 20 12 की 
बैठक की कार्यवाही इनके समक्ष नहीं लायी गयी थी । बैठक की कार्यवाही पर मात्र अध्यक्ष के रूप में 
पर्षद् के प्रबंध निदेशक एवं सदस्य सचिव के रूप में पणन सचिव, राँची समिति का हस्ताक्षर है । 
दुकान/ गोदाम आवंटन से संबंधित बैठक की कार्यवाही पर आवंटन उपसमिति के सभी सदस्यों का 
हस्ताक्षर होना चाहिए था । बाद की बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2 0 12 में ये अनुपस्थित थे। अतएव पूर्व की 
बैठक ( 13 अगस्त, 20 12 ) में लिए गए निर्णयों की सम्पुष्टि में इनकी कोई भूमिका नहीं है। अतः आरोप 
निराधार है । अंत में इनका यह कहना है कि दुकान| गोदाम आवंटन हेतु उपसमिति का गठन , दिशा 
निर्देश , तिथि निर्णारण इत्यादि पर्षद् द्वारा की जाती है। उपसमिति में अनुमंडल पदाधिकारी- सह विशेष 
सदस्य को छोड़कर बाकी तीनों पदाधिकारी, क्रमशः विपणन पर्षद् के अध्यक्ष एवं सचिव ( मु० ) तथा 
पणन सचिव , बाजार समिति , राँची, विभागीय पदाधिकारी ( कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) होते 
हैं , जिनसे यह अपेक्षित है कि आहूत बैठक के पूर्व सारी प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है । 
अनुमंडल पदाधिकारी को मात्र सदस्य के रूप में शामिल होने हेतु पत्र दिए जाते हैं , जिसके साथ कोई 
ऐजेन्डा एवं ऐजेन्डा नोट आदि भी नहीं दिये गये थे। आगे इनका यह भी कहना है कि अनुमंडल 
पदाधिकारी, सदर राँची के कार्य के दौरान विधि व्यवस्था, प्रोटोकाल, न्यायालय कार्य इत्यादि अनेक 
मामलों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण ये मात्र दिनांक 13 अगस्त, 20 12 की बैठक में ही भाग ले 
पाये । उसमें भी विधि- व्यवस्था संबंधित किसी कारणवश बैठक के बीच से ही इन्हें जाना पड़ा था । उक्त 
बैठक के एक सप्ताह बाद अर्थात दिनांक 21 अगस्त, 2 0 12 को इनका स्थानांतरण हो गया एवं इन्होंने 
दिनांक 23 अगस्त , 20 12 को अनुमंडल पदाधिकारी के पद का प्रभार सौंप विरमित हो गये थे। इनके 
द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि इनके विरूद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उन्हीं बिन्दुओं पर पर्षद् के 
कार्यालय आदेश सं0 - 17 , दिनांक 21.01.2 0 15 द्वारा गठित जाँच दल द्वारा पर्षद के अभियंता एवं समिति 
के पणन सचिव को दोषी ठहराते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर इनके विरूद्ध 
निर्णय लेने हेतु पर्षद् के निदेशक मंडल की बैठक में रखने के निमित संलेख तैयार किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 18 फरवरी , 2016 
श्री जमुआर के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की 
गई । समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, राँची के रूप में आवंटन समिति में भाग 
लिया गया, आवंटन प्रक्रिया की नीति निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं थी । अतः श्री शेखर जमुआर 
को दोष मुक्त किया जाता है । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शेखर जमुआर, झा0 प्र0 से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 
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